भारत सरकार
वित्त मंत्रालय 
वित्तीय सेवाएं विभाग
राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 2150     
(जिसका उत्तर 01 जनवरी, 2019/11 पौष, 1940 (शक) को दिया जाना है)
न्यूनतम धनराशि रखने हेतु शास्ति
2150.
श्री अनिल देसाईः 

क्‍या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क)
क्या यह सच है कि सरकार ने खाताधारकों पर उनके द्वारा खातों में न्यूनतम धनराशि
न रखने के लिए शास्ति लगायी है;

(ख)
यदि हां, तो विभिन्न बैंकों द्वारा लगायी जाने वाली शास्ति की दर क्या है;

(ग)
खाताधारकों की कुल संख्या कितनी है तथा विगत तीन वर्षों के दौरान इन बैंकों द्वारा 
कितनी शास्ति राशि वसूल की गई है; 
(घ)
क्या सरकार इस तथ्य के मद्देनजर कि केवल गरीब लोगों, जिनके पास पर्याप्त धनराशि
नहीं होती है, पर ही शास्ति लगाई जाती है, शास्ति खंड को हटाये जाने पर विचार करेगी; 
और
(ङ)
यदि हां, तो कब तक, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्‍ल)
(क): जी नहीं। 
(ख) से (ड.): “बैंकों में ग्राहक सेवा” पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिनांक 01.07.2015 के मास्‍टर परिपत्र के द्वारा बैंकों को अपने बोर्ड के अनुमोदन से न्‍यूनतम शेष राशि बनाए नहीं रखने पर प्रभार लगाने के संबंध में नीति निर्धारित करने की अनुमति दी गई है। तथापि, उन्‍हें बचत बैंक खाता खोलते समय न्‍यूनतम शेष राशि बनाए रखने की आवश्‍यकता के संबंध में अपने ग्राहकों को सूचित करना चाहिए। 
उपर्युक्‍त के अतिरिक्‍त, आरबीआई के दिनांक 10.08.2012 के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों को प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के अंतर्गत खोले गए खातों सहित मूल बचत बैंक जमा खातों (बीएसबीडी) के लिए भी न्‍यूनतम शेष राशि बनाए रखने की कोई आवश्‍यकता नहीं है। मार्च, 2018 में, 31.44 करोड़ जन धन खातों सहित 53.6 करोड़ बीएसबीडी खाते थे। इस प्रकार, इन खातों के लिए न्‍यूनतम शेष राशि बनाए नहीं रखने पर कोई प्रभार नहीं है।
विगत तीन वित्‍तीय वर्ष के दौरान न्‍यूनतम शेष राशि बनाए नहीं रखने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रभारित राशि का ब्‍यौरा अनुबंध-। में प्रदान किया गया है। उन खाता धारकों की संख्‍या, जिन पर प्रभार लगाए गए हैं, की निगरानी केन्‍द्रीय रूप से नहीं की जाती है।    
*****
	अनुबंध-I

	बैंक
	बचत बैंक खातों में न्यूनतम शेष राशि नहीं बनाए रखने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा संगृहीत प्रभारों की राशि (राशि करोड़ रुपए में)

	
	2015-16
	2016-17
	2017-18
	2018-19 (सितम्बर, 2018 तक)

	इलाहाबाद बैंक 
	26.75
	24.34
	16.16
	7.31

	आंध्रा बैंक 
	47.16
	56.85
	56.80
	28.32

	बैंक ऑफ बड़ौदा 
	67.51
	104.94
	88.85
	66.59

	बैंक ऑफ इंडिया 
	25.06
	16.44
	17.35
	9.41

	बैंक ऑफ महाराष्‍ट्र 
	93.18
	50.54
	19.17
	18.34

	केनरा बैंक 
	117.16
	106.58
	91.33
	36.42

	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 
	55.54
	56.58
	180.93
	55.02

	कॉर्पोरेशन बैंक 
	37.91
	38.91
	25.28
	11.91

	देना बैंक 
	11.84
	14.15
	18.25
	4.53

	आईडीबीआई बैंक लि. 
	85.27
	106.65
	80.95
	24.59

	इंडियन ओवरसीज़ बैंक
	54.25
	77.57
	41.95
	7.19

	इंडियन बैंक
	27.48
	41.01
	88.38
	74.55

	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स 
	21.37
	33.02
	97.55
	37.99

	पंजाब एंड सिंध बैंक 
	बैंक कोई प्रभार नहीं लगाता 

	पंजाब नैशनल बैंक 
	98.10
	130.64
	151.67
	112.36

	भारतीय स्‍टेट बैंक ##
	शून्य
	शून्य
	2433.87
	459.88

	सिंडीकेट बैंक 
	39.79
	47.50
	57.54
	21.86

	यूको बैंक 
	14.55
	3.65
	2.79
	0.58

	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 
	11.48
	12.88
	17.17
	9.17

	युनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया 
	6.41
	3.56
	2.46
	1.01

	विजया बैंक 
	0.60
	0.55
	1.07
	2.12

	स्रोतः बैंक

	# #  टिप्‍पणी:  भारतीय स्‍टेट बैंक ने 2012 तक मासिक औसत शेष राशि की आवश्‍यकता पर प्रभार लगाया था। तद्नुसार, एसबीआई ने दिनांक 31.3.2016 तक इसके लिए प्रभार लगाना बंद कर दिया, जबकि निजी बैंकों सहित अन्‍य बैंकों ने अपने बोर्ड अनुमोदित नीति के अनुसार प्रभार लगाया था। इसे एसबीआई ने दिनांक 1.4.2017 से पुन: लागू किया था। 01.10.2017  से न्‍यूनतम शेष राशि की आवश्‍यकता को एसबीआई ने फिर कम कर दिया था। यह भी स्‍पष्‍ट किया गया है कि मूल बचत बैंक जमा खातों और जन-धन खातों के लिए न्‍यूनतम शेष की आवश्‍यकता नहीं है

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	

	
	
	
	
	


